 भारत सरकार
                      आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
 



             राज्‍य  सभा
                                                     अतारांकित प्रश्न सं0 69
                     5 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तर के लिए




   ns'k esa efyu cLrh eqDr 'kgjksa ds fy, ;kstuk

69- 
Jh dsñ lhñ R;kxh%
Jherh jtuh ikfVy%
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d``ik djsaxs fd%
¼d½
 D;k ljdkj dk ns'k Hkj esa efyu cLrh eqDr 'kgjksa ds fy, ;kstuk,a 'kq: djus dk dksbZ

izLrko gS( vkSj 

¼[k½ 
;fn gka] rks blds D;k dkj.k gSa vkSj ,slh ;kstukvksa dk C;kSjk D;k gS rFkk vxys ikap

o"kks± esa fdu&fdu 'kgjksa ds efyu&cLrh eqDr fd, tkus dh laHkkouk gS\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
 (डा0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)

(क) और (ख): सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 65 चुनिंदा शहरों और कस्‍बों में और एकीकृत आवास और स्‍लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्‍य नगरों और कस्‍बों में शहरी गरीबों/स्‍लम निवासियों को आवास और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में राज्‍य सरकारों को सहायता के लिए 3 दिसम्‍बर,2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया था । मिशन की अवधि 31 मार्च, 2012 तक 7 वर्ष थी । 31 मार्च 2012 तक स्‍वीकृत की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जेएनएनयूआरएम को मार्च 2015 तक बढा़ दिया गया है । इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने स्‍लम मुक्‍त भारत निर्माण के लिए जून, 2011 में राजीव आवास योजना (रे) भी दो चरणों में आरंभ की; आरंभिक चरण दो वर्षों के लिए था, जो जून 2013 में समाप्‍त हो गया, और कार्यान्‍वयन चरण । भारत सरकार ने वर्ष 2013-2022 तक की अवधि के लिए रे को दिनांक 3.9.2013 को केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया है । सभी शहर /शहरी समूह योजना का लाभ उठा सकते हैं । इस स्‍कीम के अंतर्गत शहरों/ शहरी समूहों का चयन राज्‍य सरकार द्वारा केन्‍द्र के परामर्श से किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत,, केन्‍द्रीय सरकार 5 लाख से अधिक जनसंख्‍या वाले शहरों / शहरी समूहों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और 5 लाख से कम  जनसंख्‍या वाले शहरों / शहरी समूहों के लिए 75 प्रतिशत सहायता मुहैया कराती है । पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और विशेष दर्जा प्राप्‍त राज्‍यों (जम्‍मू व कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड) के लिए केन्‍द्र का हिस्‍सा 80 प्रतिशत होगा । 5 लाख से अधिक की जनसंख्‍या वाले शहरों के लिए 5 लाख रू0 प्रति आवास इकाई (डीयू) अधिकतम सीमा है । 5 लाख से कम जनसंख्‍या वाले छोटे शहरों के लिए यह अधिकतम सीमा प्रति आवासी यूनिट 4 लाख रू0 है । पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और विशेष दर्जा प्राप्‍त राज्‍यों में शहर की जनसंख्‍या पर ध्‍यान दिए बिना अधिकतम सीमा 5 लाख रू0 है । उपरी अधिकतम सीमा, जैसा कि उपर दी गई है, में सिविक अवसंरचना और सामाजिक सुविधाओं की लागत शामिल है ।  
***
